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(जिसका उत्तर 14 मार्च, 2017/23 फाल्गुन, 1938 (शक) को दिया जाना है)
बिहार और झारखंड में ऋण वसूली न्यायाधिकरणों का कार्यकरण
1333.
श्री राम नाथ ठाकुर:

क्‍या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क)
बिहार तथा झारखंड में कितने ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) कार्य कर रहे हैं;

(ख)
विगत तीन वर्षों के दौरान इन न्यायाधिकरणों द्वारा बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के ऋणों की वसूली का ब्यौरा क्या है; 

(ग)
क्या इन न्यायाधिकरणों के कामकाज के विश्लेषण हेतु किसी प्रकार की लेखापरीक्षा की गई है; और
(घ)
इन न्यायाधिकरणों की दक्षता बढ़ाने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं? 

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)
(क):बिहार और झारखण्ड में दो ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) अर्थात डीआरटी, पटना और डीआरटी, रांची कार्य कर रहे हैं।
(ख): पिछले तीन वर्ष में डीआरटी, पटना और डीआरटी, रांची द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के ऋणों की वसूली (मूल आवेदन) का विवरण निम्नानुसार है:-
(करोड़ रुपए में)
	वित्तीय वर्ष
	डीआरटी,रांची द्वारा वसूली गई राशि
	डीआरटी,पटना द्वारा वसूली गई राशि

	2013-14
	42.90
	20.81

	2014-15
	40.78
	28.36

	2015-16
	87.72
	23.36

	कुल
	171.40
	72.53


(ग): आंतरिक लेखापरीक्षा डीआरटी, पटना में सितम्बर 2014 में और डीआरटी, रांची में जनवरी 2016 में की गई थीं।
(घ): इन डीआरटी को सुदृढ़ बनाने के लिए चूक हुए ऋणों के शीघ्र न्यायनिर्णयन और समयबद्ध तरीके से तीव्र समाधान के लिए इन अधिकरणों द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रियाओं और समय सीमाओं का यौक्तिकरण करने के लिए प्रतिभूति हित और ऋण वसूली विधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अधिनियम, 2016 को पारित करके बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (आरडीडीबीएफआई) एवं वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम(सरफासी), 2002 का संशोधन किया गया था। साथ ही, वसूली आवेदनों के तीव्र समाधान तथा अधिकरणों को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा करने के लिए 5 नवम्बर, 2016 को ऋण वसूली पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था जिसमें ऋण वसूली अपीलीय अधिकरणों के माननीय अध्यक्षों और डीआरटी के माननीय पीठासीन अधिकारियों ने भाग लिया था।
*****
